भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्‍न सं. 119
बृहस्पतिवार 5 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक)
राजमार्ग निर्माण क्षेत्र को उबारने संबंधी नीति
119. 
श्रीमती वानसुक साइम: 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या नवगठित रंगराजन समिति ने राजमार्ग निर्माण क्षेत्र को ठेका पश्चात छूट प्रदान करके उन्हें घाटे से उबारने संबंधी अत्यधिक विवादास्पद नीति के तौर-तरीकों पर कार्य करने का जिम्मा लिया है; और
(ख) क्या योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने पीपीपी प्रणाली की विश्वसनीयता को बनाए रखने तथा मौजूदा ठेके में पुन: समझौता करने में संभावित नैतिक कठिनाइयों के मद्देनजर इस नीति का विरोध किया है?

उत्तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(डॉ. तुषार ए. चौधरी) 
(क) और (ख) सरकार ने ‘राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में रियायतग्राहियों द्वारा उद्धृत प्रीमियम को युक्‍ति संगत बनाने की नीति’ के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्‍ताव का अनुमोदन इस निदेश के साथ किया है कि परियोजना पर कोई दबाव है अथवा नहीं यह निर्धारित करने के लिए संरचना के विकास, प्रयुक्‍त की जाने वाली छूट दर और लगाई जाने वाली शर्तों से संबंधित मामलों को अध्‍यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्‍यक्षता वाले विशेषज्ञ ग्रुप को भेजा जाए । विशेषज्ञ ग्रुप की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय वित्‍त मंत्री के अनुमोदन से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्‍ताव पर योजना आयोग और वित्‍त मंत्रालय की टिप्‍पणियों का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उचित उत्‍तर दिया गया था और डॉ. सी. रंगराजन, अध्‍यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्‍यक्षता वाले विशेषज्ञ ग्रुप को तौर-तरीके भेजते समय उन पर सरकार द्वारा उच्‍च स्‍तर पर विचार किया जाना था । 
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